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विषय: कृषि उत्पादों की कीमत में गिरावट
3206. डा॰ प्रभाकर कोरेः 
क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार सस्ते आयात के कारण कृषि उत्पादों की गिरती हुई कीमतों को नियंत्रित करने के लिए, कृषि उत्पादों पर अधिकतम अनुमत सीमा तक आयात शुल्क बढ़ाने का विचार रखती है;
(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और इसके क्रियान्वयन की समय-सीमा क्या है; और
(ग) कृषि उत्पादों की गिरती हुई कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए अन्य कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्‍तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री गजेन्‍द्र सिंह शेखावत)

(क): कृषि मंत्रालय से ऐसा कोई प्रस्‍ताव नहीं है।

(ख): उपर्युक्‍त (क) को देखते हुए कोई प्रश्‍न ही नहीं उठता।

(ग): सरकार 24 कृषि जिंसों के लिए प्रत्‍येक वर्ष कृषि लागत मूल्‍य आयोग के परामर्श के बाद न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य (एमएसपी) की घोषणा करती है, ताकि किसान अपने उत्‍पादों के लिए उपर्युक्‍त मूल्‍य प्राप्‍त कर सकें। इसके अलावा, एमएसपी पर केन्‍द्रीय तथा राज्‍य एजेंसियों के माध्‍यम से तिलहन, दलहन तथा कपास की खरीद के लिए मूल्‍य समर्थन स्‍कीम को (पीएसएस) के माध्‍यम से सहायता प्रदान की जाती है। कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्‍याण विभाग उन कृषि जिंसों की खरीद के लिए मंडी हस्‍तक्षेप स्‍कीम का कार्यान्‍वयन भी करती है,जो शीघ्र नष्‍ट होने वाले हैं तथा मजबूरी वश बिक्री से उत्‍पादकों को बचाने के उद्देश्‍य से पीएसएस के तहत कवर नहीं किए जाते हैं। 

*****
